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*274. 
श्री सी. पी. नारायणन: 


क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)  
क्या सरकार को पिछले दो दशकों में वन्य तथा पालतू पशुओं की संख्या में हुर्इ वृद्धि की 
जानकारी है;

(ख) 
क्या कर्इ स्थानों पर कुत्‍तों, बंदरों आदि की समस्या अत्यंत चिंताजनक रूप धारण कर रही है;

(ग) 
क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोर्इ व्यावहारिक समाधान निकाला है;

(घ) 
क्या हाल ही में मंत्रिमण्डल स्तर के किसी मंत्री ने उन खतरनाक कुत्‍तों की, जिनके काटने 
पर वृद्धजनों अथवा छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती हैं, पीट-पीटकर हत्या करने वाले व्यक्ति के 
विरुद्ध केरल असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम (के.ए.पी.ए.) लागू किये जाने का 
परामर्श दिया है; और
(ङ) 
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)
(क) से (ड.):  विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।
*****

'वन्य तथा पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि' के संबंध में श्री सी. पी. नारायणन द्वारा                  दिनांक 12.12.2016 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. *274 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।  
(क)
पशुओं की संख्‍या में वृद्धि-कमी एक स्‍वाभाविक प्रक्रिया है। मंत्रालय की जानकारी में यह बात आयी है कि वन्‍यजीवों की सुरक्षा संबंधी संगठित प्रबंधन प्रयासों तथा विधायनों के फलस्‍वरूप बाघ, गेंडा, हाथी, शेर इत्‍यादि जैसे वन्‍यजीवों की संख्‍या में वृद्धि हुई है। पालतू पशुओं की संख्‍या में भी वृद्धि होने की सूचना है। 
(ख) और (ग)
पशु-जन्‍म नियंत्रण (कुत्‍ता) नियम 2001 के अन्‍तर्गत, आवारा कुत्‍तों का प्रबंधन करने की जिम्‍मेदारी भारतीय जीव-जंतु कल्‍याण बोर्ड (ए.डब्‍ल्‍यू.बी.आई.) और संबंधित नगर प्राधिकरणों की है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्‍यों ने मंत्रालय को बंदरों के हमलों के कारण हुए संपत्ति के नुकसान तथा लोगों के घायल होने की सूचना दी है। मंत्रालय ने, हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर विचार करके, रेसस मकाक को वन्‍य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची V में शामिल किया है। 
(घ) और (ड.) 
मंत्रिमंडल स्‍तर के किसी मंत्री द्वारा उन खतरनाक कुत्‍तों की, जिनके काटने पर वृद्धजनों अथवा छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती हैं, पीट-पीटकर हत्या करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध केरल असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम (के.ए.पी.ए.) लागू करने का परामर्श दिये जाने की मंत्रालय को जानकारी नहीं है। 
****
